भारत सरकार
वित्‍त मंत्रालय
वित्‍तीय सेवाएं विभाग
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1376
(जिसका उत्‍तर 14 मार्च, 2017/23 फाल्‍गुन, 1938 (शक) को दिया जाना है)
समाज के कमजोर वर्गों का वित्तीय बहिष्करण
1376.
श्री दर्शन सिंह यादवः
श्रीमती रजनी पाटिलः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या यह सच है कि बैंकिंग क्षेत्र समाज के कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है;

(ख)
क्या यह भी सच है कि आर्थिक सुधारों ने कमजोर वर्गों के उन भूमिहीन लोगों के वित्तीय बहिष्करण को और बल प्रदान किया है, जो कृषि संबंधी संकट से प्रभावित होने के साथ ही औद्योगिकरण और शहरीकरण के परिणामस्वरूप स्थानान्तरित हुए हैं;

(ग)
यदि हां, तो क्या सरकार कोई कार्रवाई कर रही है; और
(घ)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? 
उत्‍तर
वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)
(क) से (घ): प्राथमिकता प्राप्‍त क्षेत्र उधार पर अपने 07 जुलाई, 2016 के मास्‍टर निदेश के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, आरबीआई ने प्राथमिकता प्राप्‍त क्षेत्रों को उधार देने के लिए सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) अथवा तुलन पत्र बाह्य ऋण जोखिम के समतुल्‍य ऋण (सीईओबीई), जो भी अधिक हो, का 40%, का लक्ष्‍य विनिर्धारित किया है। जिसमें से, एएनबीसी अथवा सीईओबीई का 10%, जो भी अधिक हो, को समाज के कमजोर वर्गों को उधार देने के लिए विनिर्धारित किया गया है।
31 मार्च, 2016 को समाप्‍त हुए वर्ष के लिए कमजोर वर्गों को उधार देने में बैंकिंग क्षेत्र की उपलब्धि की तुलना में उसके लक्ष्‍य नीचे दिए गए हैं। 
	कमजोर वर्ग- प्राथमिकता प्राप्‍त क्षेत्र उधार के अंतर्गत लक्ष्‍य और उपलब्धि

	राशि करोड़ रुपए में

	बैंक समूह
	एएनबीसी
	कमजोर वर्गों के लिए लक्ष्‍य
	उपलब्धि

	पीएसबी
	50,56,593.7
	5,05,659.3
	5,58,240.3

	निजी क्षेत्र के बैंक
	14,68,980.5
	1,46,898.0
	1,24,331.0

	20 अथवा अधिक शाखाओं* वाले विदेशी बैंक
	1,72,062.3
	4386.5
	3956.4


 स्रोत: आरबीआई
*20 तथा उससे अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों को कमजोर वर्गों के लक्ष्‍य को 1 अप्रैल, 2013 से प्रारंभ होते हुए तथा 31 मार्च, 2018 को समाप्‍त हो रही पांच वर्ष की अधिकतम अवधि के भीतर उनके द्वारा प्रस्‍तुत और आरबीआई द्वारा अनुमोदित की गई कार्य योजनाओं के अनुसार प्राप्‍त करना होता है।
प्राथमिकता प्राप्‍त क्षेत्र उधार में कोई कमी वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को नाबार्ड द्वारा बनायी गयी ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) तथा नाबार्ड/एनएचबी/सिडबी/मुद्रा लि. में अवस्थित अन्‍य निधियों, जैसा कि आरबीआई द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है, में अंशदान के लिए राशियां आवंटित की जाती हैं।
विभिन्‍न उद्देश्‍यों हेतु विनियामकीय निकासियां/अनुमोदन प्रदान करते समय प्राथमिकता प्राप्‍त क्षेत्र लक्ष्‍यों और उप-लक्ष्‍यों की अनुपलब्धि को ध्‍यान में रखा जाता है।
आरबीआई के उक्‍त मास्‍टर निदेश में, कमजोर वर्ग श्रेणी में, अन्‍य बातों के साथ-साथ, छोटे और सीमांत किसान तथा गैर-संस्‍थागत उधारदाताओं के ऋणी आपदाग्रस्‍त किसान शामिल हैं।
छोटे और सीमान्‍त किसानों तथा भूमिहीन किसानों/श्रमिकों को ऋण सुकर बनाने के लिए निम्‍नलिखित कदम उठाए गए हैं:
I. कृषि कार्य करने हेतु किसानों, विशेष रूप से काश्‍तकार किसानों, मौखिक पट्टेदारों, बटाईदारों, इत्‍यादि जैसे भूमिहीन किसानों को ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के उद्देश्‍य से नाबार्ड ने एक ऋण उत्‍पाद अर्थात्‍ संयुक्‍त देयता समूह (जेएलजी) विकसित किया है। जेएलजी बैंकिंग प्रणाली से बिना किसी संपार्श्विक जमानत के अल्‍प और दीर्घ अवधि उद्देश्‍यों दोनों को झंझट मुक्‍त ऋण सुकर बनाते हैं। उत्‍पाद छोटे, सीमान्‍त, काश्‍तकार किसानों, मौखिक पट्टेदारों और बटाईदारों जैसे ग्राहकों की परस्‍पर गारंटी पर भरोसा करता है।
II. भारत सरकार ने वर्ष 2014-15 के केंद्रीय बजट की घोषणा ने बैंकों को वित्‍तपोषण की जेएलजी योजना के माध्‍यम से भूमिहीन किसानों तक पहुंचने के लिए ‘भूमि हीन किसान’ [भूमि रहित किसान] के संयुक्‍त कृषि समूहों के वित्‍तपोषण को अपनाने का आह्वान किया था। 31 मार्च, 2016 की समाप्ति तक, बैंकों द्वारा 17.52 लाख जेएलजी को 17336.95 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्‍ध कराया गया है। भारत सरकार ने, किसानों के वित्‍तपोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य से ब्‍याज सहायता योजना का विस्‍तार फसल ऋण प्राप्‍त करने वाले जेएलजी तक कर दिया है, उन्‍हें ब्‍याज सहायता अर्थात्‍ 7% प्रति वर्ष की दर पर फसल ऋण प्राप्‍त करने का लाभ मिलेगा।
III. आरबीआई द्वारा बैंकों को 1,00,000 लाख रुपए तक के कृषि ऋणों के लिए मार्जिन/प्रतिभूति आवश्‍यकताओं को छोड़ने का परामर्श दिया गया है। छोटे और सीमान्‍त किसानों, बटाईदारों और इनके जैसे लोगों को 50,000/- तक के छोटे ऋणों के लिए “बेवाकी” प्रमाणपत्र की आवश्‍यकता को समाप्‍त कर दिया गया है तथा इसके स्‍थान पर उधारकर्ता से केवल एक स्‍व-घोषणा अपेक्षित है।    
****
